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1. इन सभी अपीलों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय 

नन्‍्यायाधिकरण के आदेश | (इसके बाद "सीईएसटीएटी") सेवा कर अधिकारियों 

(इसके बाद "राजस्व") द्वारा HAMA हैं, जो तर्क देते हैं कि उपयोगकर्ता विकास 

शुल्क हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव और विकास द्वारा लगाया और एकत्र 

"Final Order No, ST/A/50064/2019-CUIDBI dated 18/01/2019 [by the Principal Bench, 
CESTAT, New Delhi]; 

Final Order No. A/88830- -88832/16/STB dated 28.01.2016 [by the Western Zonal Bench, CESTAT, Mumbai]; 

and Final Order No. A/30739/2019 dated 16.09.2019 [by the CESTAT Regional Bench at Hyderabad].



किया जाता है। (चुकि द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, द 

दिल्‍ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 

प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से "निधौरिती" कहा जाता है) 

वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद "अधिनियम") के प्रावधानों से सेवा कर 

लगाने के अधीन हैं। 

2. सभी निधधारिती ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (इसके बाद "एएआई", 

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (इसके बाद "एएआई 

अधिनियम") द्वारा बनाई गई एक निगमित संस्था) के साथ संयुक्त उद्यम 

व्यवस्था/सममझाते (इसके बाद "ओएमडीए") किए थे। ओएमडीए से मूल्यांकनकती 

एएआई अधिनियम द्वारा Wess को निर्देशित कुछ गतिविधियों को करने के 

लिए सहमत हुए। मूल्यांकनकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा एएआई अधिनियम 

की धारा 22ए से जारी विभिन्‍न अधिसूचनाओं (दिनांक 27 फरवरी 2009) द्वारा 

रुपये की दर "विकास शुल्क" एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया था। 

प्रत्येक प्रस्थान करने वाले घरेलू यात्री के लिए 100/- रुपये। संबंधित हवाई अड्डों 

से 48 महीनों की अवधि के लिए प्रत्येक प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री के



लिए 600/- रुपये। 

3. कर आयुक्त ने विभिन्‍न कारणदर्शक नोटिसों के माध्यम द्वारा विभिन्‍न 

अवधियों के लिए एकत्र किए गए विकास शुल्क पर कर के भुगतान की मांग 

की। इन नोटिसों पर निर्णय लिया गया और पुष्टि की गई; सीईएसटीएटी ने 

उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम भारत संघ * में इस अदालत के फैसलों 

पर विचार करने के पश्चात मामने को मूल प्राधिकरण को Hot fee जिसके 

लिए नए RR से निर्णण की आवश्यकता थी केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 

बनाम कोच्चि अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, * एसर shear fefAes और 

उड़ीसा सीमेंट fees बनाम राज्य उड़ीसा का * ऑर केंद्रीय उत्पाद शुल्क AR 

सीमा शुल्क बोर्ड (इसके बाद "सीबीरईसी') ZIRT जारी किए गए विभिन्‍न निर्देश/ 

Hol प्राधिकरण ने मांगों की पुष्टि करके HR अधिनियम Has भी लगाते ET 

सभी कारण दर्शाओ नोटिसोों का निफ्टारा fer] 

2 (2011) 5 एससीसी 360 
22010 (17) एसटीआर जे 79 (एस. सी.) 

* 199] पूरक (1) एस. सी. सी. 430



निर्णायक प्राधिकरण ने "सह-कर" मूल्यांकन का लाभ प्रदान किया। इन आदेशों 

को सीईएसटीएटी के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने विवादित आदेशों द्वारा 

निर्धारिती की अपीलों की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि एकत्र किया 

गया विकास शुल्क सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं था। 

Il. 

प्रासंगिक प्रावधान 

4. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) (जेडजेडएम) में "हवाई अड॒डा 

सेवा" (01.07.2010 खंड प्रभावी) की परिभाषा शामिल है और कहा गया है कि 

ऐसी सेवा हैः 

"हवाई अड्ग प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति Gar किसी भी 
हवाई HSS या नागरिक एन्‍क्‍लेव में Wale की जाने वानी या प्रदान 

की जाने वानी His सेवा" 

संशोधन से पहले, यानी 1 जुलाई 2010 से पहले, हवाई अड्डा सेवा की परिभाषा इस 

प्रकार थीः 

"किसी भी व्यक्ति को हवाई Hse के प्राधिकरण द्वारा या उसके 

वृवारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी हवाई HSS या नागरिक 

एन्कक्‍्लेव में" 

खंड 65 (3डी) हवाई अड्डा प्राधिकरण को इस प्रकार परिभाषित करती हैः 

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (55 का 1994) खंड 

धारा 3 के से गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हवाई HSS या 

सिवित्र एन्क्‍लेव के प्रबंधन का THR रखने वाला His भी व्यक्ति भी



शामित हैं। 

5. वित्त अधिनियम खंड धारा 68 (1) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 

कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 66 में निर्टिष्ट दर पर 

सेवा कर का भुगतान करेगा। वित्त अधिनियम की धारा 67 (1) में प्रावधान है 

कि जहां किसी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में सेवा कर त्रगाया 

जाता है, तो ऐसा मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा 

प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि होगी। 

6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 और 

विमान नियम, 1937 के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं: 

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अन्य 

बातों के साथ साथ खंड 13 प्राधिकरण के कार्यों को निर्धारित करती हैँ ऑर 

अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार हैः 

"३ प्राधिकरण के कार्य/ 

(7) प्राधिकरण प्रमुख हवाई Hest के संबंध में निम्नलिखित कार्य 

करेगा अर्थात्‌:-- 

(a) वैमानिकी सेवाओं के fore शुल्क निर्धारित करने के लिए - 
kok RRR के मर के मं 

(b) प्रमुख हवाई आइडें के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित 

करना: 

(c) विमान अधिनियम 1934 (22 का 1934) से बनाए गए विमान 

नियम 1937 के नियम 88 से He गए यात्री Bar शुल्क की राशि



निर्धारित करना। 

विमान नियम. 1937 के प्रावधानः_ 

"नियम 8# यात्री सेवा शुल्क नराइसेंसधारी केंद्र सरकार FART निर्विष्ट 

वर पर यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क के रूप में बनाए जाने के लिए 

शुल्क एकत्र करने का हकदार हैं AN सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए 

केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी भी सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा घटक के 

लिए भ्रुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं/ बशर्ते कि किसी प्रमुख 

हवाई ass के संबंध में ऐसी दर भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक 

नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 खंड धारा 13 खंड उफधारा (1) 

के खंड (सी) के से निर्धारित खंड जाएगी। 

नियम 89 उपयोगकर्ता विकास शुल्क-नाइसेंसधारी कर AHA हैं - 

(i) भारतीय विमानपततन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 

खंड धारा 13 खंड उफ्धारा (7) के खंड /बी) के से निर्धारित खंड जाने 

वानी दर पर एक प्रमुख हवाई HSS पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क 

TA AN एकत्र करना 

(ii) केंद्र सरकार GANT निर्दिष्ट दर पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क 

किसी भी अन्य हवाई HSS पर त्रगाया HAN एकत्र किया जाता हैं।" 

एएआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए se: 

"धारा 22-प्राधिकरण कर सकता & - 

(i) केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ शुल्क या किराया - 

(a) विमान के उतरने आवास या पार्किंग के लिए या किसी भी हवाई 

HES हेलीपोर्ट या हवाई पट्टी पर विमान संचानन के संबंध में दी 

जाने वाली किसी अन्य सेवा या सुविधा के लिए 

ट्याख्या-- 

sa उपखड में "विमान" में संघ के किसी भी सशस्त्र बत्र से संबंधित 

विमान शामित्र नहीं हैं ऑर "विमान संचालन” में seq ga से 

संबंधित किसी भी विमान का संचालन शामित्र नहीं हैं। 

(b) किसी भी हवाई आअउडे पर और किसी भी वैमानिकी संचार स्टेशन 

पर हवाई यातायात सेवाएं जमीनी सुरक्षा सेवाएं वैमानिकी संचार HAR 

नॉवहन सहायता AN मॉसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए 

(० यात्रियों HR आगंतुर्कों को किसी भी हवाई आउडे Palace Veet, 
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हेलीपोर्ट या हवाई पटुटी पर वी जाने वानी सुव्धिओं के लिए: 

(४) किसी भी हवाई x53 सिकविन एन्‍्क्‍लेव हेलीपोर्ट या हवाई पट्टी 

पर प्राधिकरण द्वारा प्रवान की जाने वाली सुविधाओं HR अन्य 

सेवाओं के व्यक्तियों दृवारा उपयोग ऑर रोजगार के fore: 

(ii) Pa सरकार दवारा समय-समय पर प्राधिकरण को दिए जाने वाले 

निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा किसी भी हवाई HES 

हेलीपोर्ट या हवाई पट्टी पर किसी भी व्यापार या CICA को करने 

के flere als सुविधा देने वाने व्यक्तियों से शुल्क या किराया लिया 

जाता हैं। 

धारा 22क- प्राधिकरण इस संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के 

पश्चात किसी हवाई HSS पर सवार होने वाने यात्रियों परा निर्धारित 

वर पर विकास शुल्क लगा सकता है AK उनखंड एकत्र कर सकता हैं 

HR ऐसा शुल्क प्राधिकरण को जमा किया जाएगा HR इसका 

विनियमन और उपयोग निर्धारित तरीके खंड निम्नलिखित उद्देश्यों के 

लिए किया जाएगा - 

(a) जिस हवाई HES पर Yok एकत्र किया जाता हैं उसके उन्‍नयन 

विस्तार या विकास की लागत का वित्तपोषण या वितपोषणः या 

(0) खंड (का में निर्दिष्ट हवाई HSS के बदने में एक नए हवाई अड्डे 

की स्थापना या विकास: या 

(०) निजी हवाई Hes की स्थापना स्वामित्व विकास संचानन या 

रखरखाव में et कंपनियों में प्राधिकरण दृवारा अभिवान किए जाने 

वाले शेयरों के संबंध में डइक्विटी में निवेश खंड (AH में निर्दिष्ट हवाई 

xs या ऐसी कंपनियों या ऐसी गतिविधियों में लगे अन्य व्यक्तियों 

को ऋण की अग्रिमता/" 

Il 

पक्षों की दलीलें 

7. राजस्व की विद्वान अधिवक्ता सुश्री निशा बागची प्रस्तुत करती हैं कि 

निर्धारिती हवाई अड्डों के ल्राइसेंसधारियों के रूप में कार्य करते हैं। ये हवाई 

अड्डे, हवाई अड्डों के रूप में काम करने के लिए एएआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त 

करने में सक्षम हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि लाइसेंस का अनुदान व्यक्त 

शर्तों के अधीन हैं। नियम 88 में सवार यात्रियों से "यात्री सेवा शुल्क" के रूप में
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ज्ञात शुल्क के संग्रह का प्रावधान है; नियम 89 A लाइसेंसधारियों cant 

"उपयोगकर्ता विकास शुल्क" (इसके बाद "यूडीएफ") के संग्रह का प्रावधान है। 

सुश्री बागची ने तक दिया कि उपयोगकर्ता विकास शुल्क और कुछ नहीं बल्कि 

हवाई अड्डों के अंदर यात्री विश्राम कक्ष, यात्री सुविधाएं, शौचालय, विश्राम कक्ष 

और अन्य सुविधाएं प्रदान करने जैसी विभिन्‍न सेवाओं को बढ़ाने या बढ़ाने के 

लिए एकत्र की जाने वाली राशि है। यहां तक कि मूल्यांकनकतीओं द्वारा 

एएआई के साथ किया गया समझौता भी इंगित करता है कि यूडीएफ का 

उद्देश्य यात्री सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ाना है। उन राशियों का 

उपयोग हवाई अड्डे पर सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, रखरखाव और संचालन 

और विस्तार के लिए किया जाना है। 

8. यह आग्रह किया गया कि यूडीएफ की प्रकृति इंगित करती है कि इस 

तरह के शुल्क विभिन्‍न सेवाओं को प्रदान करने के लिए एकत्र की जाने वाली 

राशि है। एकत्र की गई राशि विकास शुल्क के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका 

उपयोग हवाई अड्डों के विशिष्ट नवीनीकरण, रखरखाव, विकास और उन्नयन के 

लिए किया जाता है। लागत में वृद्धि के कारण ये आवश्यक हैं। ये राशि प्रदान 

की गई सेवाओं और हवाई HSS द्वारा सेवाये प्रदान करने के लिए हैं। इस



9 

तरह की राशि कर योग्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिपत्र संख्या 106/कम्र 

(एसटी)/2009 दिनांक 08.07.2011 पर भी भरोसा किया गया, जिसमें विशेष रूप 

से कहा गया है कि विभिन्‍न हवाई अड्डों द्वारा यात्री सेवा शुल्क और यूडीएफ 

पर सेवा कर का भुगतान किया जाता है, लेकिन विकास शुल्क पर कोई कर का 

भुगतान नहीं किया जाता है। यह तर्क दिया गया कि सीबीईसी ने स्पष्ट किया 

है कि यात्री सेवा शुल्क, उपयोगकर्ता विकास शुल्क और विकास शुल्क अलग- 

अलग हैं और विकास शुल्क पर "हवाई अड्डा सेवाओं" से कर लगाया जाना है। 

9. विद्वान वकील ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मामले A 

केरल उच्च न्‍यायात्रय के फैसले में अंतर करने की मांग की क्योंकि उस मामले 

में जो मुद्दा था वह उपयोगकर्ता शुल्क था जबकि मामले में यह यूडीएफ है। 

वकील ने दोहराया कि निचले अधिकारियों के निष्कर्ष सही हैं और Wedd करते 

हैं कि सीईएसटीएटी के विवादित आदेश हस्तक्षेप की मांग करते हैं। 

10. विद्वान वकील ने बताया कि एएआई अधिनियम की धारा 22ए के 

अनुसार, प्राधिकरण केंद्र सरकार_की पूर्व मंजूरी के पश्चात "किसी हवाई अड्॒‌डे 

पर सवार होने वाले यात्रियों पर विकास शुल्क लगा सकता 6 AN सेवा कर 

एकत्र कर सकता है।" यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के शुल्क को कर
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नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह विवेकाधीन है और he सरकार की मंजूरी 

के अधीन है, जिसका उद्देश्य उस हवाई अड्डे के उन्‍नयन, विस्तार या विकास 

की लागतों के वित्तपोषण या वित्तपोषण के लिए है जिस पर शुल्क एकत्र किया 

जाता है; या मौजूदा हवाई अड्डे के बदले में एक नए हवाई अड्डे की स्थापना 

या विकास के लिए या डइक्विटी में निवेश के लिए "निजी हवाई HSS की 

स्थापना स्वामित्व विकास संचालन या रखरखाव में लगी कंपनियों में प्राधिकरण 

वृवारा अभिवान किए जाने वाने शेयरों" के सबंध में। हवाई HSS के बदले"या" 

ऐसी कंपनियों या ऐसी गतिविधियों में लगे अन्य व्यक्तियों को ऋण की अग्रिम 

राशि।" यह भी आग्रह किया गया कि राशि को लेवी नहीं कहा जा सकता है, 

क्योंकि वे सरकारी खजाने में जमा नहीं की जाती FI 

11. यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 22ए के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि 

यह उनन्‍नयन,_ विस्तार या विकास की लागत के वित्तपोषण या वित्तपोषण की 

अनुमति देता है। हवाई अड्डे का विकास जिस पर शुल्क एकत्र किया जाता है 

और स्थापना या जिस हवाई अड्डे पर शुल्क लिया जाता है, उसके बदले में एक 

नए हवाई अड्डे का विकास। यह एक पूर्व-वित्तपोषण संग्रह है और निर्धारिती 

द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा के लिए लगाया जाता है और इसका उपयोग
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परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 

अंततः यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं और सुविधाओं का निर्माण होगा। 

निर्धारिती ने इसके संचालन, प्रबंधन और हवाई अड्डों के विकास (ओएमडीए) के 

उद्देश्य से समझौते किए। ऐसे ओएमडीए के संदर्भ में, निर्धारिती हवाई अड्डे के 

विकास, डिजाइन, उन्‍नयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें यात्रियों 

से यूडी एफ लेने की अनुमति दी गई है। 

12. यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती नागरिक उड्डयन 

मंत्रालय द्वारा यूडीएफ एकत्र करने के लिए अधिकृत हैं जिसने एएआई 

अधिनियम की खंड 22ए से मंजूरी दी है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है 

कि यूडीएफ का उद्देश्य और उददेश्य प्रमुख हवाई अड्डों के उन्नयन, विस्तार या 

विकास की लागतों के वित्तपोषण या वित्तपोषण के लिए है, तो मात्र शुल्क की 

दर हवाई अड्डा sill नियामक प्राधिकरण cant निधीरित की जाती है। 

हवाई अड्डे के उन्‍नयन या विकास के परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए बेहतर 

बुनियादी ढांचा और सेवाएं उपलब्ध होती हैं।डीएफ का संग्रह हो सकता है
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और हवाई अड्डा सेवा प्राप्त करने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करना और 

बेहतर सेवाएं प्रदान करना। इसलिए, राशि को कर या लेवी नहीं कहा जा सकता 

है, लेकिन वास्तव में यह सेवा के लिए एक संग्रह है, और इसके परिणामस्वरूप 

सेवा कर के लिए उत्तरदायी है। 

13. राजस्व का am है कि हवाई अड्डा सेवा की परिभाषा व्यापक है और 

इसमें हवाई अड्डे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान 

की जाने वाली कोई भी सेवा शामित्र Sl यह एक कर योग्य सेवा है। इसके 

अग्रेतर इस तरह के शुल्क के भुगतान के बिना, यात्री हवाई अड्डे A प्रवेश नहीं 

कर सकते हैं और न ही विमान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार, डीआईएएल 

द्वारा एकत्र यूडीएफ "हवाई अड्डा सेवा" की परिभाषा के अंतर्गत आता है और 

सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। विवादित आदेश इस प्रस्तुतीकरण 

की सराहना करने में विफल रहा है और इस निरस्थ दरकिनार किया जा 

सकता है।
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14. यह तर्क दिया गया कि उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन बनाम भारत Aa 

इस अदानत का निर्णय HTX अनलाइन फाउंडशन बनाम यूनियन ऑफ 

इंडिया उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि डीएफ कर या उपकर के रूप में 

प्रतीत होता है, लेकिन यह कानूनी रूप से एकत्र कर नहीं था। यह aw दिया 

गया कि धारा 227 में डीएफ के "शुल्क" का प्रावधान है, लेकिन जिस दर पर 

उक्त शुल्क एकत्र किया जाना था, वह 2008 के अधिनियम gant संशोधित 

हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) CART एक अलग नियम 

तैयार करके निर्धारित नहीं किया गया Wl इस अदालत ने माना कि एई/आरए 

द्वारा जारी अधिसूचना खंड पहले निर्धारिती द्वारा यूडीएफ के संग्रह को कानून 

के अधिकार के बिना लगाया और एकत्र किया गया माना जाता था। इसने 

अग्रेतर पाया कि शुल्क और संग्रह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर दो 

हवाई अड्डे के रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा यूडीएफ (दिनांक 9.2.2009 और 

27.2.2009 के दो पत्रों द्वारा) क्रमशः एएआई अधिनियम के अधिकार क्षेत्र 

अधिकारातीत थे, और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 द्वारा सुरक्षित 

नहीं थे। 

° 2011 (5) एससीआर 911
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15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं 

है कि डीएफ एक कर या उपकर है और इसे एएआई अधिनियम के अधिकार 

क्षेत्र अधिकारातीत माना गया था, इस आधार पर कि दर केंद्र सरकार द्वारा 

निर्धारित नहीं की जा सकती थी, लेकिन मात्र एईआरए द्वारा एक नियम बनाकर 

जो नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में, हम यात्रियों से प्रतिवादी दूवारा एकत्र 

किए गए डीएफ पर सेवा कर के उदग्रहण से चिंतित हैं। इसके अलावा उस 

फैसले में, यह अदालत डीएफ पर सेवा कर लगाने या अन्यथा ama से संबंधित 

नहीं थी। यह तक दिया गया कि डीएफ को कर या उपकर के रूप में एकत्र नहीं 

किया गया है और इसलिए, यह तर्क कि डीएफ एक ऐसा कर है जिस पर कोई 

सेवा कर नहीं हो सकता है, गलत है। डीएफ की प्रकृति यह है कि ये हवाई अड्डे 

के उपयोग के लिए सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिवादी द्वारा एकत्र किए 

गए शुल्क हैं। वास्तव में, मूल्यांकककताओं का ah था कि ये यात्रियों द्वारा 

हवाई अड्डे की सेवाओं के उपयोग के लिए शुल्क हैं और यह कर नहीं है।
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विद्वान वकील ने कृषि उपज मंडी समिति बनाम केंद्रीय उत्पाद You आयुक्त 

के रुप में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भरोसा किया और आग्रह किया कि 

यूडीएफ की प्रकृति सेवाओं का प्रदर्शन करने वाली बाजार समितियों द्वारा किए 

गए वैकल्पिक संग्रह के समान है, जो एक वैधानिक गतिविधि या संप्रभु की 

प्रकृति में नहीं हैं। कार्य, और यदि ऐसी सेवाओं को विचार के लिए प्रदान किया 

जाता है, तो वे शुल्क के अधीन हैं। 

16. श्री अरविंद दातार, श्री तरुण गुत्राटी और श्री प्रितेश कपूर, निर्धारिती की 

ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपभोक्ता ऑननाइन 

(ऊपर में निर्णय ने संग्रह की प्रकृति को समाप्त कर दिया है; यह एक कर है, 

जो प्रदान की गई किसी भी सेवा से असंबंधित है, और इसे ध्यान में रखना 

होगा कि कोई विचार नहीं है। विद्वान परामर्शदाता ने कंज्यूमर ऑनलाइन 

Pissed में निम्नलिखित अवलोकन पर Arar किया: 

5 2022 (1) एससीआर 700
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"2003 के संशोधन अधिनियम FART 2004 के अधिनियम A धारा 220 

को शामित्र करने में Wd का उद्‌देश्य ऑब्जेक्ट 8 कानून ART 

प्रत्येक सवार यात्री खंड उन सुविधाओं को oy करने HR विकास 

शुल्क के संग्रह को अधिकृत करना हैं जो Ala हवाई Hest पर 

सवार यात्रियों को मिलती हैं। 2004 के अधिनियम की खंड 220 से 

शुल्क की प्रकृति हमारी सुविचारित मत में हवाई अड्डा प्राधिकरण 

GaRT प्रदान की जाने वानी सुविधाओं के लिए शुल्क सी या als 

अन्य प्रतिफन नहीं BI" 

17. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस मामले में कर 

योग्य गतिविधि नहीं हुई थी, क्योंकि संग्रह भविष्य के विकास के लिए था, 

जबकि खंड 65 (105) (जेडजेडएम) में निर्दिष्ट 'हवाई Asst एक मौजूदा हवाई 

अड्डा है। वकील ने आग्रह किया कि इस तरह के वैधानिक शुल्क उपकर या कर 

की प्रकृति के हैं और कराधान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वकील ने इस बात पर 

जोर दिया कि कोच्चि HRT हवाई HST लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय 

उत्पाद शुल्क में केरल उच्च न्यायात्रय का निर्णय इसने माना है कि यूडीएफ 

हवाई अड्डों के विकास के लिए धन के अंतर को पूरा करने के लिए एकत्र 

किया जाता है, और इसे सेवा नहीं कहा जा सकता है। इस फैसले को इस 

अदालत * ने बरकरार रखा था। इनमें 

7 2009 (16) एसटीआर 401 (केरल) 
5 2010 में (17) एस. टी. आर. जे. 79 (एस. सी.)
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परिस्थितियों में, राजस्व के प्रस्तुतीकरण करने A कोई योग्यता नहीं है कि 

सेवाओं को प्रदान करने के लिए विकास शुल्क एकत्र किया जाता है। 

18. विद्वान वकील ने यह कहने के लिए विवादित आदेशों पर भरोसा किया है 

कि कर के लिए उत्तरदायी होने के लिए, हवाई अड्डे में विशेष रूप से वर्णित 

सेवा प्रदाता द्वारा किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान की जानी चाहिए। विकास 

शुल्क का बोझ उठाने वाले यात्रियों की deren A निर्धारिती की गतिविधियों के 

दायरे पर करीब से नज़र डालने की आवश्यकता है। एक हवाई अड्डे में यात्री 

एक एयरलाइन द्वारा यात्रा करने का इरादा रखते हैं जिसके पास कॉल के 

निर्धारित बंदरगाह के रूप में उक्त हवाई अड्डा है। इस संबंध की संविदात्मक 

प्रकृति टिकट में निहित है जो हवाई अड्डे तक पहुंच, चेक-इन और सुरक्षा के 

माध्यम द्वारा प्रक्रिया, प्रतीक्षा के लिए जगह और आवश्यक सुविधाएं ओर 

विमान में चढ़ने का प्रावधान प्रदान करता है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं 

है कि यात्रियों को इनमें से किसी भी गतिविधि के लिए भुगतान करना पड़ता 

है। ये सुविधाएँ "विकास Mow लागू होने से पहले बिना किसी अतिरिक्त शुल्क 

के उपलब्ध थीं। इस तरह की सेवाएं इसके रद्द होने के पश्चात भी उपलब्ध हैं। 

विकास शुल्क लगाने की अवधि के दौरान यात्री को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं
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मिलती है। सभी सुविधाएँ नागरिक उड़्डयन क्षेत्र में निहित बुनियादी सुविधाएँ 

हैं जिनमें अपीलकर्ता, एक गैर-सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था, हाल ही में प्रवेश करने 

वाली है। 

19. इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य नियंत्रण से हटकर, हवाई अड्डों ने 

एएआई अधिनियम के आगमन के साथ नियामक नियंत्रण के चरण में प्रवेश 

किया। इस संक्रमण को सुरक्षा और सुरक्षा में बड़े सार्वजनिक हित को भी ध्यान 

में रखना पड़ा, जिसका अर्थ था कि कुछ स्तर का नियंत्रण, विनियमन सीमित 

था और हवाई अड॒डा प्रबंधन के वित्तीय ved am सीमित था। एक वैधानिक 

प्राधिकरण बनाने के बाद, अधिनियम को एएआई के कार्यों के दायरे मे शामिल 

करने के लिए विशिष्ट होना चाहिए था। वित्तीय स्वायत्तता देने के बावजूद, राज्य 

के खजाने पर निर्भरता की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सका और 

इसलिए उचित प्रकार के शुल्कों के साथ-साथ उनके उपयोग पर प्रतिबंधों को 

क़ानून में शामिल किया गया। यह तर्क दिया गया कि एएआई अधिनियम की 

धारा 22 और 22ए, एएआई के खातों में जमा और निकासी के लिए भारत संघ 

की संवैधानिक निधियों के प्रतिस्थापन के संदर्भ में हैं।
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20. मूल्यांकनकर्ताओं का आग्रह है कि एएआई अधिनियम की खंड 22 एएआई 

को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए शुल्क लेने में सक्षम बनाती है। 

हालाँकि, [एएआई अधिनियम यद्यपि धारा 22ए] से शुल्क यात्रियों खंड अनिवार्य 

रूप खंड लिया जाता है; इस खंड प्रतिबंधित उद्देश्य के कारण एक USA! खाते 

में रखा जाता है जिसके लिए एकत्र किए गए शुल्क का उपयोग किया जा 

सकता है। इसलिए, धारा 22 से शुल्क और धारा 22ए से शुल्क के बीच एक 

महत्वपूर्ण अंतर है। धारा 22 से किसी भी यात्री द्वारा भुगतान किया गया शुल्क 

किसी सेवा के लिए एक प्रतिफल हो सकता है और सेवा कर के अधीन हो 

सकता है। हालाँकि, वही सिद्धांत धारा 22ए से लेवी पर लागू नहीं होते हैं, जो 

धारा 22 खंड स्वतंत्र है यद्यपि प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए नहीं है। 

21. वकील ने रेखांकित किया कि कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन (FH) में इस 

अदालत ने कानून घोषित किया है और एएआई अधिनियम की धारा 22 और 

धारा 22ए दोनों की व्याख्या की है। इस अदालत ने माना है कि धारा 22 से 

एकत्र किए गए शुल्क पट्टेदार द्वारा तीसरे पक्ष को प्रदान की जाने वाली 

विभिन्‍न सेवाओ और सुविधाओं के लिए हैं।
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एएआई अधिनियम की धारा 22ए से संग्रह, इस अदालत ने फैसला सुनाया है, 

उन सुविधाओं को अस्वीकार करता हैं जो विमान में सवार यातियों को मौजूदा 

समय मे हवाई अउडे में मिलती हैं/ एक विशिष्ट निष्कर्ष यह भी है कि_ कोर्ड 

संविदात्मक नहीं हैं एएआई अधिनियम की खंड 22ए ज्ले एकत्र किए गए धन के 

लिए यात्रियों और एएआई के बीच संबंध। इसके अग्रेतर इस बात पर प्रकाश डाला 

गया कि उसी फैसले में, यह अभिनिरधारित किया गया था कि खंड 22ए के आरोप: 

"हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रवान की जाने वाली सुविधाओं के लिए 

शुल्क या कोई अन्य विचार नहीं हैं।" 

अदालत ने निर्णायक रूप से कहा कि विकास शुल्क “वास्तव में एक उपकर या 

विशिष्ट उद्देश्य के fore शजस्व उत्पन्न करने के लिए एक कर की प्रकृति में 

है।" अग्रेतर, इसके अलावा, एकत्र की गई राशि एएआई के प्रति जवाबदेह है, जो 

यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के शुल्क का उपयोग WHS अधिनियम 

की खंड 220 (QA उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया FTC! 

22. यह तर्क दिया गया कि कानून की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, 

सीईएसटीएटी ने सही निर्णय दिया कि एएआई अधिनियम की धारा 22ए से कर 

निर्धारकों द्वारा एकत्र किए गए शुल्क को प्रदान की गई सेवाओ के लिए नहीं 

माना जा सकता है। 

23. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कृषि उपज मंडी समिति (ऊपर में 

निर्णय अलग है। उस मामले में, अदालत मात्र राजस्थान कृषि उपज बाजार 

अधिनियम, 1961 की धारा 9 (2) खंड संबंधित थी, जो एक वैधानिक कार्य खंड
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संबंधित नहीं थी, बल्कि मात्र एक विवेकाधीन शुल्क, यानी परिसर के किराए 

खंड संबंधित थी। अचल सम्पति का किराया भौतिक रूप से अलग है। एएआई 

अधिनियम की धारा 22ए से एक संग्रह खंड, जो इस अदालत के अनुसार, 

उपकर या कर की प्रकृति में है और उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन (उपरोक्त) 

में एक अनिवार्य अधिभार है। 

24. नि्धारिती सेवा कर आयुक्त बनाम भयान बिल्डर्स (पी) लिमिटेड ” में इस 

Haldd के फैसले पर भी भरोसा करते हैं. जहां यह कहा गया था कि वित्त 

अधिनियम, 1994 की धारा 67 से सेवा प्रदाता GANT ली गई प्रत्येक राशि कर 

योग्य नहीं है। धारा 67 के विश्लेषण पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 

प्रभारित राशि "प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए" कर योग्य होनी चाहिए। 

अदात्रत ने सेवा और राशि के बीच संबंध पर जोर देते हुए कहा किः 

"अधिनियम ने प्रभारित राशि और प्रदान की गई सेवा के बीच एक 

संबंध का प्रावधान fear ey" 

१2018 (1) एससीआर 1128
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25. वकील ने बताया कि AVAL ऑनलाइन फाउंडेशन (उपरोक्त) ने फैसला 

सुनाया है कि एएआई अधिनियम की धारा 22ए से ली जाने वाली राशि और 

प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के बीच कोई संबंध नहीं है। डीएफ/यूडीएफ 

के रूप में ली जाने वाली राशि और प्रदान की गई किसी भी सेवा के बीच 

सांठगांठ की अनुपस्थिति में, ऐसी राशि सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं हो 

सकती है। 

IV 

विश्लेषण और निष्कर्ष 

26. इस अदालत के फैसले में, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन (YH) में संदर्भ 

विकास शुल्क के लेवी और ओएमडीए से हवाई अड्डों के पट्टेदारों द्वारा 

यात्रियों को उतारने से उनके संग्रह की Ata थी, इस मामले में डायल शामिलत्र 

थे। अदालत ने भारत में हवाई अड़डे के विनियमन के इतिहास की जांच की, 

जिसमें इससे संबंधित कानून भी शामिल है, और 2003 में एएआई अधिनियम के 

प्रावधानों का विश्लेषण करने के पश्चात जिसमें संशोधन भी शामित्र था, कहा 

किः 

"12. धारा 12 खंड उफ धारा (3) के खंड (UO से हवाई अड्डा प्राधिकरण 

के कार्य भी 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा हवाई आउडों AST
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स्थापना के लिए जोड़े गए हैं या ऐसी तकनीखंडद वित्तीय या अन्य 

सहायता प्रदान करके निजी हवाई आउडों GTS स्थापना में सहायता 

करते हैं जो केंद्र सरकार ऐसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझती हैँ 

जिसे 1994 अधिनियम खंड धारा 7127 धारा 120 से पट॒टेदार को 

ao नहीं जा सकता है। 2003 का संशोधन अधिनियम जिसमें धारा 

120 भी सम्मित्रित खंड गई & इसलिए धारा 12ए खंड उफ्धारा (1) A 

यह प्रावधान किया गया हैं कि हवाई आउडा प्राधिकरण धारा 12 से 

अपने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए हवाई Hes के परिसर (भवनों 

HR सरचनाओं सहित HR उसखंड संबंधित को Tee पर दे सकता है 

जैसा कि हवाई HSST प्राधिकरण जनहित में या हवाई HSSl के बेहतर 

प्रबंधन के हित में उचित समझे/जाहिर हैँ खंड 120 की उफ्खड (7) में 

यथा अनुध्यात "हवाई HES के परिसर के Yee" में अधिनियम की 

खंड 12 की T-ASE (3) के खंड (एए में यथा अनुध्यात हवाई अड्डे की 

स्थापना या निजी हवाई आउडों की स्थापना में सहायता शामित्र नहीं 

हो सकती हैं। 

13. विमानफपततन प्राधिकरण को एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने 

या निजी हवाई Hest की स्थापना में सहायता करने के अपने 

वैधानिक कार्य को करने में सक्षम बनाने के लिए विधायिका ने 

विमानपत्तन प्राधिकरण को विकास शुल्क त्रगाने HR एकत्र करने का 

अधिकार देना उचित समझा हैं जैसा कि 1994 के अधिनियम की धारा 

220 के खंड (fh और (A) खंड स्पष्ट Bla! धारा 220 से लगाए गए 

HR एकत्र किए ae ऐसे विकास शुल्क का उपयोग किसी मोंजूदा 
हवाई HES के उन्‍नयन विस्तार HN विकास की aad के वित्तपोषण 

या वित्तपोषण के लिए मात्र किया जा सकता & जिस पर शुल्क 

अधिनियम की धारा 220 के खंड (ए मैं प्रदान किए गए अनुसार 

एकत्र किया जाता & HK ale किसी मौजूदा हवाई अड्डे के परिसर 

का पट्टा (उस पर भ्रवनों AK सरचनाओं सहित HK उससे संबंधित) 

अधिनियम की धारा 120 के से Yecan को विया गया है तो हवाई 

HssT प्राधिकरण ऐसे Gee पर दिए गए हवाई अड्डे के उन्‍नयन 

विस्तार ऑर विकास की नागत को पट॒टेदार को प्रा कर सकता हैँ. 

लेकिन यह तमात्र किया जा सकता & जब नियम किसी हवाई Hes 

के पट्टेवार को इस तरह के भ्रुगतान के लिए प्रदान करते हैं क्‍योंकि 

धारा 22ए में कहा गया & कि विकास शुल्क का विनियमन HK 

उपयोग किया जाना हैं। चूँकि किसी हवाई अड्डे के पट॒टेवार को हवाई 

HES स्थापित करने या मोंजूदा हवाई HSst के बदने में निजी हवाई 

Hest की स्थापना में सहायता करने के लिए हवाई ASST प्राधिकरण 

का कार्य नहीं Ma जा सकता & जिस पर विकास शुल्क एकत्र किया 
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जा रहा & इसनिए पट्टेवार को खंड 12 की उफ्खड (4) के से 1994 

अधिनियम की खंड 220 के से विकास शुल्क qed HR एकत्र करने 

के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण की शक्ति नहीं हो सकती हैं/ ऐसा 

इसलिए है क्‍योंकि धारा 120 की उफधारा (4) A प्रावधान है कि 

पट्‌्टेदार के पास हवाई HssT प्राधिकरण की वे सभी शक्तियां हो 

सकती हैं जो ऐसे कार्यो के निष्पादन के लिए आवश्यक हैँ - 

पट्॒टे के सवर्भ में धारा 120 की उपफ्धारा (7) के से इसे Bla गया 

है। इसके अनावा चूंकि हमने यह माना हैं कि Algal हवाई अड्डे के 

बदले में एक नए हवाई ASS की स्थापना HN विकास का कार्य HA 

एक निजी हवाई HSS की स्थापना का कार्य 2004 के अधिनियम के 

से हवाई HSS प्राधिकरण के अनन्य कार्य हैं ऑर इन वैधानिक कार्यो 

को अधिनियम की धारा 120 से पट॒टेवार को Gee के से हवाई अड्डा 

प्राधिकरण द्वारा WT नहीं जा सकता & इसलिए Ger के समझोंते 

HUNT FRAN ऑर राज्य सहायता समझोंते पटटेदार को हवाई 

Hse प्राधिकरण के sof वैधानिक कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य खंड 

विकास शुल्क लगाने HR एकत्र करने का अधिकार प्रवान करने का 

प्रावधान नहीं कर सकते Bl इसलिए हम यह पता त्रगाने के लिए कि 

क्या विकास शुल्क त्रगाने HR एकत्र करने का अधिकार Tecan? को 

a गया है या नहीं ओएमडीए के Ast और दो पटटेदारों के पक्ष में 

निष्पादित राज्य सहायता समझोंतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं 

समझते हैं।" 

27. इस न्यायात्रय ने अग्रेतर कहाः 

"धारा 22 AR 220 के खाली पढ़ने खंड यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 

22 से एकत्र किए गए शुल्क शुल्क AR किराए ऑर 1994 अधिनियम 

की धारा 220 से rane गए HK एकत्र किए गए विकास शुल्क के 

बीच HR हैं/ धारा 22 से हवाई HSS प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए 

गए शुल्क Yok AR किराया हवाई HSS पर व्यवसाय करने वाली 

एयरलनाइनों यात्रियों आगंतुर्कों HR व्यापारियों को हवाई अड्डा 

प्राधिकरण द्वारा प्रवान की जाने वाली सेवाओं HAR सुविधाओं के लिए 

हैं। इसलिए जब विमानपतन प्राधिकरण धारा 12 से अपने कुछ कार्यों 

को करने के लिए पटटेवार के पक्ष में किसी हवाई अड्डे के परिसर 

(उस पर भवनों AR संरचनाओं सहित HR उससे सबंधितो का पट्टा 

देता & तो पटटेदार जिखंड ऐसे कार्य ae गए हैं के पास अधिनियम 

की धारा 22 से Wee के समझोते के AGH में उन्हें Wale की गई 

विभिन्‍न सुविधाओं HR सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष खंड Yow, शुल्क 



25 

या किराया एकत्र करने के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण की शक्तियां 

alt) 2008 के अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित ऐसे woah 

शुल्कों या किराए का कानूनी आधार हवाई अड्ग प्राधिकरण या 

पट्टेदार जिसके लिए हवाई अड्डा Tee पर fear गया है AK तीसरे 

पक्ष जैसे कि विमानन कंपनियों यात्रियों आग॑तुकों HR हवाई HSS पर 

व्यापार करने वाले व्यापारियों के बीच अनुबंध हैं। लेकिन हवाई HSS 

के उन्‍नयन विस्तार या विकास के संबंध में हवाई ASS पर जाने वाले 

यात्रियों ऑर हवाई HssT प्राधिकरण के बीच ऐसा His संविदात्मक 

संबंध नहीं हो सकता हैँ जिखंड धारा 220 के खंड (OAH fev गए 

विकास yeh वृवाय fad पोषित या वितपोषित किया जाना हैं। वे 

यात्री जो हवाई अड्डे के उन्‍नयन विस्तार या विकास के पश्चात हवाई 

HSS पर उतरते हैं वे मात्र उन्नत विस्तारित HAR विकासित हवाई 

HES की सुविधाओं HR सेवाओं का लाभ उठाएंगे। इसी तरह हवाई 

HEST प्राधिकरण और AAG हवाई HSS के बदले में नए हवाई HSS 

की स्थापना या Algal हवाई HSS के बदने में निजी हवाई अड्डे की 

स्थापना के लिए हवाई ASS पर जाने वाने यात्रियों के बीच His 

संविवात्मक सबंध नहीं हो सकता & जैसा कि ast में उल्लेख किया 

गया हैं। 

(0) HR (गा 1994 के अधिनियम की धारा 22क/ इस तरह के 

संविदात्मक संबंध की अनुपस्थिति में विमान में ख़वार यात्रियों का 

विकास Yok का भुगतान करने का दायित्व एक वैधानिक ग्रावधान 

पर आधारित होना चाहिए HK इस कारण खंड धारा 22ए को 

विमानपत्तन प्राधिकरण को खंड /ए, (बी HK खंड (/ए में उल्लिखित 

उद्देश्यों के लिए विमान में सवार यात्रियों खंड विकास शुल्क लगाने 

HR एकत्र करने का अधिकार देता हैं। 

(०० अधिनियम की धारा 220/ दूसरे Meal में 2003 के संशोधन 

अधिनियम FART 2004 के अधिनियम में धारा 22ए को शामित्र करने 

में Wad का उद्देश्य कानून FART प्रत्येक सवार यात्री खंड उन 

सुविधाओं को नाग करने HR विकास शुल्क के संग्रह को अधिकृत 

करना @ जो मौजूदा हवाई Hest पर सवार यात्रियों को मिल्रती हैं 

2004 के अधिनियम की खंड 220 से शुल्क की प्रकृति हमारी 

सुविचारित मत में हवाई अड्डा WET TART प्रदान की जाने वानी 

सुविधाओं के लिए शुल्क या His अन्य विचार नहीं है। इस न्यायालय 

ने विजयलक्ष्मी राइस मिन्स एड ओआरएस बनाम वाणिज्यिक कर 

अधिकारी पत्राकोट एंड ओआरएस (उपरोक्त मामने में निर्णय विया हैं 

कि उपकर एक ऐसा कर हैं जो राजस्व उत्पन्न करता & जिसका 

उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता @/ खंड 220 से 
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शुल्क के रुप मैं वर्णित yor वास्तव में खंड (ए में उल्लिखित 

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपकर या 

कर की प्रकृति में हैं। (खा HAR (गा खंड 22क/ 

15. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि धारा 220 से लगाया गया 

विकास शुल्क वास्तव में एक विशेष उद्देश्य के लिए उपकर या कर 

& तो संविधान का अनुच्छेद 265, जो यह प्रावधान करता हैं कि 

अधिनियम के अधिकार के अलावा His भी कर नहीं TART जा 

सकता & या एकत्र नहीं किया जा सकता & आकर्षित हो जाता & FH 

भारत संघ की ओर खंड BAYA मद्रास बंदरगाह के KIRN बनाम 

एमाएस अमीनचद प्यारेलान (IRI खंड ye होने वाले इस 

न्यायालय के निर्णय HR प्रदान की गई खंडवा या सुविधा FART 

लगाए गए शुल्क या eRe पर AHSAN एमआईएएन धारा 227 

की व्याख्या करने में HS सहायता नहीं करते हैं/ यह वैधानिक 

व्याख्या का एक स्थापित सिद्धान्त हैं कि सरकार AIRT धन का HIS 

भी अनिवार्य निष्पादन जैसे कि कर या उपकर सख्ती खंड 

अधिनियम के अनुसार होना चाहिए HR इन कारणों खंड एक कर 

अधिनियम का सख्ती खंड अर्थ निकाला जाना चाहिए/जेैंसा कि इस 

न्यायालय ने अहमदाबाव शहरी विकास प्राधिकरण बनाम शरवकुमार 

जयतिकुमार पासावाना अन्य अन्य (PR) मामले में कहा हैं. इस 

न्यायात्रय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि जब भी 

धन का अनिवार्य निष्कासन होता है तो उसके लिए विशिष्ट प्रावधान 

होना चाहिए अन्य He के लिए कोर्ड़ जगह नहीं होनी चाहिए अन्य 

कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए या कुछ भी निहित नहीं होना चाहिए 

अन्य किसी को भी उपयोग की गई भाषा को निष्पक्ष रुप से देखना 

चाहिए। 2008 के अधिनियम GANT इसके संशोधन खंड पहले 1994 के 

अधिनियम की धाय 22ए की सरन भाषा को सख्ती खंड देखते हुए 

विकास शुल्क "निर्धारित वर पर" यात्रियों पर लगाया ऑर उनसे एकत्र 

किया जाना था। 

28. ऊपर निकाले गए अवलोकन और निष्कर्ष खंड 22ए से एकत्र किए गए 

विकास शुल्क की प्रकृति के बारे में निर्णायक हैं; वे वैधानिक निष्पादन हैं न कि 

शुल्क या शुल्क, जैसा कि भारत संघ दवारा तर्क दिया गया था। 
we] we]
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वास्तव में, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि 2004 के अधिनियम की खंड 

220 से शुल्क की प्रकृति हमारी सुविचारित मत में हवाई HSsT प्राधिकरण 

GaRT प्रवान की जाने वाली सुक्धिओं के लिए शुल्क या als अन्य विचार नहीं 

है, /" 

29. वित्त अधिनियम की धारा 67 के आधार पर, शुल्क का आधार कर योग्य 

सेवा का मूल्य है। 18 अप्रैल, 2006 को किए गए संशोधन खंड पहले धारा 67 को 

इस प्रकार पढ़ा गया थाः 

"67. सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं का मलल्‍्याकन- इस 
अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी भी कर योग्य सेवा का HoT सेवा 

प्रदाता दृवारा प्रदान की जाने वानी या उसके द्वारा Fale की जाने 

वानी ऐसी सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि Brett] 
2K मे OK OK OK Ok ok ok न नर 

में OK OK OK OK Ok ok ok OK OK 

व्याख्या 3- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता हैं 

कि कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वानी Tea राशि में ऐसी सेवा 

के प्रावधान से पहले उसके aNd या पश्चात में कर योग्य सेवा के 

लिए प्राप्त कोर्ड भी राशि शामित्र होगी।" 

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए हैँ 

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वानी या FAH GART प्रवान की 

जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली Beer राशि होगी/। 

(ii) ऐसे मामने में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के fev 

है. जिसमें परी तरह या आंशिक रुप से धन शामित्र नहीं हैं. धन में 

ऐसी राशि हो जो प्रभारित सेवा कर को जोड़ने के साथ प्रतिफत्र के 

बराबर हो: 

(iti) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के त्रिए 

है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता & वह राशि निर्धारित तरीके से 

निर्धारित की जा सकती हैं। 
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खंड 67 (4) पश्चात पूरे as के लिए निम्ननिखित स्पष्टीकरण इस 

प्रकार हैं: 

स्पष्टीकरण-डस GS के प्रयोजनों के लत्रिए/ 

(a) "प्रतिफत्र" में als भी राशि शामित्र & जो प्रदान की जाने वाली 

या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए देय हैं: 

(b) "धन" में कोई भी मुद्रा चेका वचन पत्र ऋण पत्र AMG भुगतान 

आदेश यात्री dh, मनी ऑर्डर STH प्रेषण AN इसी तरह के अन्य 

साधन शाम्रित्र हैं. नेकिन इसमें ऐसी मुद्रा शामित्र नहीं हैं जो इसके 

मुद्रा मूल्य के fore रखी गई eri" 

30. संशोधन पश्चात अधिनियम की खंड 67 इस प्रकार हैः 

"धारा 67- सेवा कर प्रभारित करने के लिए कर योग्य सेवाओं का 

मूल्यांकन (7) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी 

कर योग्य सेवा पर उसके Hes के Aas में Wares सेवा कर - 

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए हैँ 

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वानी या FAH GART प्रवान की 

जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली Beer राशि होगी/। 

(ii) ऐसे मामने में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के fev 

है जिसमें पूरी तरह से या आशिक रुप से धन शामित्र नहीं हैं; धन में 

ऐसी राशि हो जिसमें सेवा कर जोड़ा जाता & वह प्रतिफल के बराबर 

é/ 
(iti) ऐसे मामले A जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के fev 

हैं जो पता त्रगाने योग्य नहीं हैँ वह राशि हो जो निर्धारित तरीके से 

निर्धारित की जा सकती हैं।" 

31. इस अदालत ने भयान बिल्डर्स (उपरोक्त) मामले में फैसला सुनाया कि 

सेवा कर को आकर्षित करने के लिए, एक प्राप्तकर्ता को, एक सेवा प्रदाता द्वारा, 

विचार के ल्रिए एक कर योग्य सेवा प्रदान की जानी चाहिए और प्रदान की गई 

किसी भी सेवा के साथ कोई संबंध नहीं होने पर, शुल्क की गई राशि, या 

अनुपस्थिति में विचार के प्रदान की गई सेवा या सामान का मूल्य, एक कर
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लगाने वाली घटना नहीं होगी।अदालत ने Hel: 

"धारा 67 स्पष्ट रुप से इंगित करती हैं कि सेवा प्रदाता द्वारा त्री गई 

सकल राशि प्रदान की गई सेवा के ल्रिए होनी alee! इसलिए यह 

कोर्ड भी प्रभारित UY नहीं हैं जो उस ACT का आधार बन सकती हैं 

जिस पर सेवा कर देय हो जाता हैं लेकिन प्रभारित राशि को अनिवार्य 

रुप से प्रदान की गई सेवा के लिए एक प्रतिफन होना चाहिए जो 

अधिनियम से कर योग्य हैं/ "प्रदान की TS ऐसी सेवा के लिए” शब्दों 

का उपयोग करके अधिनियम ने TRA राशि AR प्रदान की गई 

सेवा के बीच एक संबंध का प्रावधान किया हैं। 

इसलिए Fis भी शुल्क राशि जिसका कर योग्य सेवा के साथ His 

संबंध नहीं हैं AR जो प्रदान की गई सेवा के लिए एक प्रतिफल नहीं 

6 उस Her का हिस्सा नहीं बन जाती हैं जो धारा 67 से कर योग्य 
है।" 

32. 02.08.2011, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख विमानपत्तन) 

विकास शुल्क नियम 2011 (इसके बाद "2011 नियम") लागू हुआ। उन्होंने, नियम 

3 द्वारा, विकास शुल्क के संग्रह को अधिकृत किया; नियम 4 (1) द्वारा, प्रत्येक 

हवाई अड्डे के संबंध में एक एस्क्रों खाता खोला जाना था जिसमें विकास शुल्क 

संग्रह जमा किया जाना था; नियम 4 (2) GANT, एएआई है शुल्क की प्राप्तियों 

और उपयोग की निगरानी और विवैधानिकन के लिए सशक्त; वैधानिक 4 (3) 

द्वारा, विभिन्‍न उप खाते खोले जाने थे [(ए) विकास शुल्क प्राप्ति खाता; (बी) 

विकास शुल्क सांविधिक देय खाता; (सी) विकास शुल्क संवितरण खाता; (डी) 

विकास शुल्क अधिशेष खाता]|।|नियम 4 (4) के अनुसार, विकास शुल्क के रूप में
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एकत्र किए गए धन को विकास शुल्क रसीद खाते में जमा किया जाना है। 

33. नियमों के अलावा, डीआईएएल के मामले में, निर्धारिती ने अभिलेख पर 

एएआई द्वारा जारी एक पत्र रखा है, जो विकास शुल्क के रूप में एकत्र की गई 

राशि के उपयोग पर नियंत्रण लगाता है; इस तथ्य के अलावा कि राशि एक 

vent में जमा की जाती है, उपयोग के लिए किसी भी योजना को मंजूरी देनी 

होती है। एएआई अधिनियम खंड धारा 22 से प्रदान किए गए शुल्क, किराया, 

शुल्क आदि के विपरीत, निर्धारिती कंपनियां एएआई खंड ओर खंड एएआई 

अधिनियम खंड धारा 22ए से 'विकास शुल्क' लगाने और एकत्र करने के लिए 

अधिकृत हैं और एएआई अधिनियम खंड धारा 22 (ए) के उप-खंड (ए), (बी) और 

(सी) से प्रदान किए गए विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसके उपयोग के लिए राजस्व 

उत्पन्न करने के लिए आवेदन किया गया था। निर्धारिती द्वारा एकत्र किया 

गया यूडीएफ हवाई अड्डों पर भविष्य के प्रतिष्ठान के विकास के लिए 

परियोजना लागत के वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए है। यह दिखाने के लिए 

अभिलेख पर कुछ भी नहीं है प्रश्न वर्तमान मामले में विचाराधीन अवधि के 

दौरान यूडीएफ के शुल्क पर यात्रियों, आगंतुकों, व्यापारियों, विमानन कंपनियों 

आदि को कोई अतिरिक्त लाभ हुआ है।
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34. एएआई अधिनियम की खंड 22 से एकत्र किए गए शुल्क, शुल्क और 

किराया आदि और एएआई अधिनियम की धारा 220 से लगाए गए और एकत्र 

किए गए यूडीएफ के बीच अंतर है। यह है कि यूडीएफ भविष्य की परियोजनाओं 

की लागत के वित्तपोषण के लिए एकत्र किए गए 'कर या उपकर' के रूप में है 

और निर्धारिती द्वारा ग्राहक, आगंतुकों, यात्रियों, विक्रेताओं आदि को प्रदान की 

जाने वाली सेवाओ पर कोई विचार नहीं किया गया था। बैंक खातों में संग्रह का 

कुल लाभ और हानि खाते का हिस्सा नहीं है। 

35. यह भी ध्यान रखना उपयोगी है कि सीबीईसी “cant जारी एक परिपत्र 

दिनांक 18.12.2006 पर यह स्पष्ट किया गया था कि, संप्रभु या वैधानिक 

बकाया के माध्यम से राशि का संग्रह सेवा कर के अधीन नहीं होगाः 

"विषयःकानून के प्रावधानों के वैधानिक PM hea FT पानन करते 

समय सार्वजनिक WRT FART एकत्र किए AT शुल्क पर सेवा 

कर की प्रयोज्यता - 

कई संप्रशुसार्वजनिक प्राधिकरण (यानी सरकार ZIRT गठित/स्थापित 

एक एजेंसी) कुछ कार्यकर्तव्यों का Weld करते हैं जो प्रकृति में 

वैधानिक है। ये कार्य mM कानून से उन्हें सौंपी ae विशिष्ट 

उत्तरदायित्व के AGH में किए जाते el उदाहरण के लिए क्षेत्रीय सदर्भ 

मानक प्रयोगशालाएं (आरआरएसएना वजन HANK माप उपकरणों का 

सत्यापन अनुमोवन AK अशाकन करती हैं: ART परिवहन अधिकारी 

10 परिपत्र सं. 89/7/2006-ST दिनांकित 18.12.2006
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(ARAN वाहनों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करता हैँ बॉयलर 

निदेशानय बॉयलरों का निरीक्षण और प्रमाण पत्र जारी करता & या 

विस्फोटक विभाग संबंधित कानूनों के प्रावधानों के सवर्भ में पेट्रोलियम 

भंडारण टैंकएलपीजी/सीएनजी टैंक का निरीक्षण और प्रमाण पत्र जारी 

करता हैं। निर्धारित शन्‍्क लिया जाता हैं HR डसे अंततः सरकारी 

खजाने में जमा किया जाता हैं/। इस बात पर Gee पैदा हो गया & कि 

क्या किसी अधिनियम के से किसी संप्रशु'सार्वजनिक प्राधिकरण ART 

प्रदान की जाने वानी ऐसी गतिविधियों को सेवा कर लगाने के उद्देश्य 

से 'सेवा का प्रावधान' माना जा सकता हैं। 

2. इस Had की जांच की गई हैं। बोर्ड का विचार है कि कानून के 

प्रावधान के से संप्रभुसार्वजनिक प्राधिकरणों दृवारा की जाने वानी 

गतिविधियों वैधानिक दायित्वों की प्रकृति में हैं जिन्हें कानून के 

अनुसार पूरा किया जाना Bl इस तरह की ग्रतिविधियों को करने के 

लिए उनके ART एकत्र किया गया शुल्क संबंधित अधिनियम के 

प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य you की प्रकृति का होता & ऑर इसे 

सरकारी खजाने में जमा किया जाता हैं/। इस तरह की गतिविधि शुद्ध 

रुप से सार्वजनिक fed में हैं AN इसे अनिवार्य और वैधानिक कार्य 

के रुप में किया जाता है/ ये किसी विशेष व्यक्ति की सेवा करने की 

प्रकृति में नहीं हैं। 

विचार करें|इसनिए कानून के प्रावधानों के से एक संप्रशुसार्वजनिक 

प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी गतिविधि किसी व्यक्ति के लिए कर 

योग्य सेवा का प्रावधान नहीं @ AN इसलिए ऐसी गतिविधियों पर 

कोर्ड सेवा कर नहीं AMM जाता हैं। 

3. यद्यपि ate Car प्राधिकरण किसी ऐसी सेवा का निष्पावन करता 

है. जो वैधानिक गतिविधि की ब्रकृति में नहीं हैं ऑर इसे वैधानिक 

शुल्कालेवी की प्रकृति में विचार के लिए नहीं किया जाता हैं तो ऐसे 

मामलों में सेवा कर देय होगा यदि की as गतिविधि कर योग्य सेवा 

के दायरे में आती eH" 

36. इस परिपत्र की व्याख्या कृषि उपज समिति (ऊष्या में की गई Al 

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस मामले में एकत्र की गई फीस 

वैधानिक अधिभार या लेवी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह विचार के लिए
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"10. उपरोक्त प्रस्तुतीकरणकरण आकर्षक TAT होता & लेकिन इसमें 

PIS सार नहीं हैं/ खंड 9 (2) एक सक्षम प्रावधान है और उपयोग किए 

गए शब्द “बाजार समित्रि कर सकती हैं" हैं। यह ध्यान देने योग्य हैं 

कि जहां तक उफ्धारा का संबंध है (1) GSI का सबंध & उपयोग 

किया गया शब्द "ate! इसलिए जहां भी विधायिका का ड़्रादा था 

कि विशेष गतिविधि एक अनिवार्य वैधानिक & विधायिका ने "होगा" 

शब्द का उपयोग किया हैं। इसनिए जब खंड 9 की उफ्खंड (2) से 

इस्तेमान किया गया शब्द "हो सकता हैं” & तो खंड 9 (2) (xvii) A 

उल्लिखित गतिविधियों को अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य HAT 

गतिविधि नहीं कहा जा सकता है।खंड 9 (2) के तहत व्यापारियों को 

दुकान प्लेटफॉर्म IV CMA आवंटित FRAT TEC से देना/किराए से देना 

बाजार सम्रितियों से अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य नहीं है/। इसलिए इस 

तरह की गतिविधि को एक अनिवार्य वैधानिक गतिविधि नहीं कहा जा 

सकता & जैंसा कि अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया गया हैं/ यहां 

तक कि जो शुल्क एकत्र किया जाता हैं. वह भी सरकारी खजाने में 

जमा नहीं किया जाता है/। यह बाजार समित्रि के कोष में जाएगा Hi 

इसका उपयोग बाजार समिति FART fal जाएगा। हाथ के मामले 

मे तथ्यों में एकत्र किए गए इस तरह के शुल्क में वैधानिक 

लेवी/वैधानिक शुल्क की विशेषताएं नहीं हो सकती हैं/ इस प्रकार 1961 

के अधिनियम BIRTH TE? पर दुकानाभ्रमि'मंच प्रदान करना बाजार 

समितियों का अनिवार्य वैधानिक दायित्व नहीं कहा जा सकता हैं। यदि 

अधिनियम यह अनिवार्य करता हैँ कि बाजार समितियों को 

RTO TES पर भृमिदुकान/मंचस्थान प्रदान करना है ऑर तभी इसे 

एक अनिवार्य वैधानिक दायित्व कहा जा सकता है अन्यथा यह 

अधिनियम से मात्र एक विवेकाधीन कार्य है/। यदि यह विवेकाधीन 

कार्य हैँ तो इसे अनिवार्य वैधानिक दायित्ववैधानिक गतिविधि नहीं 

कहा जा सकता हैं। इसलिए सेवा कर का श्रुगतान करने के लिए कोर्ड 

छूट का दावा नहीं किया जा सकता eT" 

37. कहने के लिए, प्रमुख हिस्सेदारी यह थी कि विवेकाधीन शुल्क लगाया जा 

सकता है, और यह कि बाजार समितियों पर कोई शुल्क नहीं नगाया गया था
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व्यापारियों को GAIA CHCHA HIATT आवंटित PIES पर दें/किराए पर 

दें। दूसरा कारण यह था कि राशि को एक बाजार निधि में जमा किया गया था, 

जिसके पश्चात में सरकारी खजाने में जमा किया गया था, जिसके पश्चात भी 

यह एक बाजार समिति निधि बनी रही। 

38. वर्तमान मामले में, निस्संदेह, न तो विकास शुल्क लगाने की कोई मजबूरी 

है और न ही संग्रह सरकारी खजाने में जमा करने के लिए सशर्त है। हालाँकि, 

इस अदालत मे मत में इन विशेषताओं की अनुपस्थिति में, यूडीएफ को किसी भी 

वैधानिक शुल्क से कम नहीं बनाती है। सबसे पहले कंज्यूमर ऑनलाइन 

फाउंडेशन (सुप्रा) में निर्णय निर्णायक है कि यूडीएफ एक वैधानिक शुल्क है। 

दूसरा, संग्रह किसी भी सेवा के प्रदान करने पर आधारित नहीं है। तीसरा, एकत्र 

की गई राशि एक Ul खाते में जमा की जाती & न कि निर्धारिती के 

नियंत्रण में। चौथा, धन के उपयोग की निगरानी और विनियमन कानून द्वारा 

किया जाता है। इस संबंध में, यह तथ्य कि राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं 

की जाती है, इसे किसी वैधानिक शुल्क या अनिवार्य अधिभार से कम नहीं 

बनाता है। न ही इसकी विवेकाधीन प्रकृति (इस अर्थ में कि यह आवश्यक रूप 

से हमेशा नहीं लगाया जा सकता है) इसे किसी भी वैधानिक शुल्क से कम
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बनाती el हवाई अड्डा प्रबंधन विकसित हुआ है; यह अब सरकार का एकाधिकार 

नहीं है; निजी भागीदारी को मान्यता दी गई है। इस क्षैत्र को अब एक नए 

नियामक, यानी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण के माध्यम 

द्वारा विनियमित किया जाता है। संघ की आर्थिक नीतियों के हिस्दवारा के रूप 

में, हवाई अड्डों के उन्‍नयन और नवीनीकरण को यूडीएफ के माध्यम द्वारा वित्त 

पोषित किया जाता है, जो एक वैधानिक शुल्क है। परंपरागत के बजाय यह 

सुनिश्चित चत करने के लिए कि एकत्र की गई राशि सरकार के पास जमा की जाए, 

2011 के नियमों से एक पूरी तरह नई नियामक व्यवस्था की कल्पना की गई 

है, जिद्वारा प्रत्येक निर्धारिती पर एएआई द्वारा लगाई गई विशिष्ट शर्तों के 

साथ पढ़ा जाता है, जिसमें राशि की निगरानी, व्यय की प्रकृति, विस्तार के लिए 

योजनाओं को प्रस्तुतीकरण करना, नवीनीकरण, उनकी मंजूरी आदि शामिल sl ये 

नियम अग्रेतर नियंत्रण जनहित में हैं, अग्रेतर स्पष्ट रूप दवारा वित्त नियमों के 

माध्यम द्वारा fad पोषण के बजाय वित्त पोषण अग्रेतर कार्यों को तेजी द्वारा 

शुरू करने अग्रेतर पूरा करने में दक्षता बढ़ाने का इरादा रखते हैं, जिसमें fara 

हो सकती है अग्रेतर लागत बढ़ सकती है। हालाँकि, इन निधियों की सार्वजनिक 

प्रकृति किसी भी तरह से कमजोर नहीं होती है, मात्र इसलिए कि उन्हें एक
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एस्क्रों खाते में रखा जाता है, यद्यपि उनके उपयोग की अलग A निगरानी की 

जाती है। 

39. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्‍यायात्रय का मत है कि 

विवादित आदेशों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए राजस्व की 

अपील विफल हो जाती हैं और परिस्थितियों में, लागत पर आदेश के बिना 

खारिज कर दी जाती हैं। 

..जे. [एस. रवींद्र ATE] 

. जे. [दीपांकर दत्त] 

नई दिल्‍ली; 19 

मई, 20231 

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुवाद SUVAS टूल 

की सहायता से किया गया है। 

मोहित 

22.08.2023
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